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27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ
विषय:
मक्का फसल पर एमएसपी के भुगतान मेंविलंब
1154. श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः 
क्या कृषि एवं किसानकल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या यह सच है कि मक्का फसल परन्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणाकी गई है और सरकार राज्यों को एमएसपी केभुगतान में विलंब कर रही है;

(ख)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरइसके क्या कारण हैं;

(ग)
क्या सरकार को इस संबंध में किसीराज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं, यदिहां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ)
मक्का सहित विभिन्न फसलों के लिएघोषित एमएसपी को शीघ्र जारी करने हेतु सरकारद्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत)
(क) से (घ) सरकार ने 4 जुलाई, 2018 को खरीफ फसलों 2018-19 के लिए अनुमानित उत्‍पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्‍तर पर न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) की घोषणा की है। भारत सरकार का यह निर्णय एतिहासिक है क्‍योंकि यह 2018-19 के केन्‍द्रीय बजट द्वारा एमएसपी को उत्‍पादन लागत के कम से कम 150 प्रतिशत के स्‍तर पर निर्धारित करने के पूर्व निर्धारित सिद्धांत के वादे को पूरा करता है। सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित मक्‍के का एमएसपी 1700 रूपए प्रति क्‍विंटल है और यह पिछले वर्ष की तुलना में 275 रूपए प्रति क्‍विंटल अधिक है।
जहां तक मक्‍के की खरीद का संबंध है, राज्‍य सरकारों से अपेक्षा है कि वे इस शर्त के अधीन मोटे अनाजों की खरीद योजना का भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्‍त करें कि राज्‍य सरकारों द्वारा खरीदे गये मोटे अनाजों का उपयोग मोटे अनाजों की खरीद और वितरण की नीति के अनुसार टीपीडीएस/ओडब्‍ल्‍यूएस के तहत वितरण के लिए किया जाएगा।
तदनुसार, योग्‍य खरीद के लिए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफएण्‍डपीडी) राज्‍यों को पूरी सब्‍सिडी जारी करता है। एमएसपी के भुगतान के संबंध में, यह राज्‍य सरकारों/एफसीआई का उत्‍तर दायित्व है कि खरीद के बाद किसानों को एमएसपी का समय पर भुगतान सुनिश्‍चित हो।
****
